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भारत सरकार 
आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय 

लोक सभा 
अतारां�कत प्रश्न सं. 2101  

12 फरवर�, 2026 को उ�र �दये जान ेके �लए 

राजस्थान में एआरएचसी क� िस्थ�त 

†2101. श्रीमती म�हमा कुमार� मेवाड़ः 

       श्री भोजराज नागः 

       श्री खगेन मुमुर्ः 

क्या आवासन और शहर� कायर् मंत्री यह बताने क� कृपा करेंगे �कः 

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहर� (पीएमएवाई-यू) 2.0 के तहत देश में, �वशेषकर राजस्थान 
में अफोड�बल रेंटल हाउ�सगं कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी) के अंतगर्त �चिह्नत और ल�क्षत आय वगर् 
का ब्यौरा क्या है; 

(ख) क्या सरकार ने एआरएचसी के �नमार्ण के �लए �नजी/सावर्ज�नक एजें�सयों क� संख्या और 
उनके पंजीकरण के �लए अनुमा�नत समय के संदभर् में कोई ल�य �नधार्�रत �कया है; और 

(ग) य�द हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? 
 

उत् तर 
आवासन और शहर� कायर् राज् य मंत्री 

(श्री तोखन साहू)  
 
(क) से (ग): आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय (एमओएचयूए) ने जुलाई 2020 में राजस्थान 
स�हत देश भर में आ�थर्क रूप से कमजोर वगर् (ईडब्ल्यूएस)/�नम्न आय वगर् (एलआईजी) शे्रणी 
के प्रवासी श्र�मकों, शहर� गर�बों और अनौपचा�रक क्षेत्र के मजदरूों क� आवास क� जरूरत को 
पूरा करने के �लए प्रधान मंत्री आवास योजना - शहर� (पीएमएवाई-यू) क� उप-योजना के रूप में 
�कफायती �कराया आवास प�रसरों (एआरएचसी) को शुरुआत क�। यह योजना दो मॉडलों के 
माध्यम से कायार्िन्वत क� जाती है। 
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मॉडल-1 के तहत, अब तक, कुल 5,783 सरकार� �व�पो�षत खाल� आवासों को एआरएचसी में 
बदल �दया गया है, िजसमें �च�ौड़गढ़, राजस्थान में 480 आवासीय इकाइयां शा�मल हैं। इसके 
अ�त�रक्त, गुजरात, �हमाचल प्रदेश, ह�रयाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में 7,413 
मौजूदा सरकार� �व�पो�षत खाल� आवासों को एआरएचसी इकाइयों में बदलने के प्रस्तावों पर 
कारर्वाई क� गई है। इसके अलावा, मॉडल 2 के अंतगर्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत 
प्रस्तावों के आधार पर, आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय ने 175.95 करोड़ रुपये के 
प्रौद्यो�गक� नवाचार अनुदान (ट�आईजी) के साथ कई राज्यों में 83,298 नई एआरएचसी 
इकाइयों के �नमार्ण के प्रस्तावों को अनुमो�दत �कया गया है। इसमें से 36,450 एआरएचसी 
इकाइयों को जमीनी स्तर पर पूरा कर �लया गया है, जो तेजी स े जमीनी कायार्न्वयन, 
सावर्ज�नक/�नजी संस्थाओं क� स�क्रय भागीदार� को �दखाता है। 
इसके अलावा, एआरएचसी से �मले ज्ञान के आधार पर, पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत �कफायती 
�कराया आवास (एआरएच) के एक सम�पर्त घटक प्रावधान �कया गया है, िजसका उद्देश्य शहर� 
प्रवा�सयों/औद्यो�गक श्र�मकों/कामकाजी म�हलाओं/छात्रों/शहर� गर�बों आ�द स�हत ल�क्षत 
लाभा�थर्यों के कायर्स्थलों के कर�ब �कफायती �कराया आवास के �नमार्ण को बढ़ावा देना है। 
एआरएच घटक को दो मॉडलों के माध्यम से कायार्िन्वत �कया जाता है: 
 
मॉडल-1: सावर्ज�नक �नजी भागीदार� मोड या सावर्ज�नक एजें�सयों द्वारा मौजूदा सरकार� 
�व�पो�षत खाल� आवासों को एआरएच में प�रव�तर्त करना। 
 
मॉडल -2: शहर� गर�बों, कामकाजी म�हलाओं, उद्योगों के कमर्चा�रयों, औद्यो�गक संपदाओं, 
संस्थानों और अन्य पात्र ईडब्ल्यूएस/एलआईजी प�रवारों के �लए �नजी/सावर्ज�नक संस्थाओं द्वारा 
�कराया आवास का �नमार्ण, संचालन और रखरखाव करना। 
 
पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना �दशा�नद�श https://pmay-
urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf पर उपलब्ध 
हैं। 
 
एआरएच घटक के तहत, सावर्ज�नक/�नजी संस्थाओं को उनक� अ�धकतम भागीदार� के �लए 
प्रोत्सा�हत करके और देश भर में �कफायती �कराया आवास स्टॉक बनान े के �लए �नवेश का 
लाभ उठाकर सक्षम इको-�सस्टम बनाया गया है। इनमें ग्रीन-चैनल प्र�क्रया के माध्यम से फास्ट-
टै्रक, �सगंल-�वडंो अनुमोदन; , मुफ्त ट�डीआर के साथ 50% अ�त�रक्त एफएआर; भू-प�रवतर्न 
और सां�व�धक शुल् क से छूट; और आवासीय प�रयोजनाओं के साथ नगरपा�लका सेवा शुल्क 
बराबर� शा�मल है ता�क सहभा�गता को और बढ़ावा �मले एवं �नमार्ण क� लागत कम हो। इसके 



3 

 

अलावा, नई एआरएच यू�नटों के �नमार्ण के �लए सावर्ज�नक और �नजी कंप�नयों को प्रोत् सा�हत 
करने के �लए कारपेट ए�रया हेतु ट�आईजी को 5,000 रुपये प्र�त वगर्मीटर बढ़ाया गया है। 
 
इस संबंध में, पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत सभी इच्छुक सावर्ज�नक/�नजी संस्थाओ ंद्वारा नई 
एआरएच इकाइयों के �नमार्ण हेतु प�रयोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत करन ेके �लए मंत्रालय द्वारा 
रु�च क� अ�भव्यिक्त (ईओआई) जार� क� गई है। ईओआई के �लए वेब �लकं https://pmay-
urban.gov.in/ARH-EOI.pdf पर है। 
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